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राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1442
1 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए
 
 युद्ध में शहीद अथवा निःशक्त हुए सैनिकों के बच्चों के लिए 
शैक्षिक खर्च
1442. श्री राजीव शुक्ल:

 श्री रीताब्रता बनर्जी:


क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने युद्ध में शहीद हुए अथवा निःशक्त हुए सैनिकों के बच्चों के शैक्षिक खर्च की उच्चतम सीमा को हाल ही में 10,000 रुपये प्रति माह निश्चित कर दिया है;

 
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या औचित्य है; 
(ग)
इस निर्णय से कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं; 
(घ)
सरकार इस निर्णय से कितनी धनराशि की बचत कर लेगी; और
(ङ)
क्या इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(क):
जी, हां । 
(ख):
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की सिफारिशों के अनुरुप ट्यूशन फीस तथा हॉस्टल प्रभारों की संयुक्त राशि 10,000/-रु0 प्रति माह पर सीमित की गई है । महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर प्रत्येक बार भत्ते में 25 प्रतिशत तक वृद्धि जाएगी । 
(ग): 
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 250 विद्यार्थियों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है । आंकड़ा वार्षिक आधार पर परिवर्तित होने के अध्यधीन है । 
(घ):
यह ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों की संख्या और ट्यूशन/हॉस्टल फीस दोनों पूर्व-निश्चित नहीं हैं इसलिए बचत की कोई निश्चित/एकरुप राशि नहीं दर्शाई जा सकती है । वर्ष 2017-18 (27 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान सूचित कुल 2679 विद्यार्थियों में से 193 विद्यार्थियों द्वारा ट्यूशन फीस/हॉस्टल फीस की सीमित राशि से अधिक आहरित करने की सूचना प्राप्त हुई है और 3.20 करोड़ रु0 (लगभग) तक की बचत होने की सूचना प्राप्त हुई है । अधिकतम आहरित राशि प्रति विद्यार्थी 18.95 लाख रु0 प्रति वर्ष होने की सूचना प्राप्त हुई है । यदि सभी पंजीकृत विद्यार्थी स्वीकार्य राशि से अधिक आहरित करेंगे तो तदनुसार बचत भी वृद्धि होगी ।  
(ङ):
ट्यूशन फीस तथा हॉस्टल प्रभारों की संयुक्त राशि पर 10,000/- रु0 प्रति माह की सीमा को समाप्त करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यह उल्लेख करते हुए उत्तर भेजा गया है कि सरकार द्वारा यथा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की सिफारिशों के अनुरुप ट्यूशन फीस और हॉस्टल प्रभारों की संयुक्त राशि 10,000/-रु0 प्रति माह तक सीमित की गई है । 
*****
